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ईरान के  समूह में शामिल होने पर एससीओ ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आह्वान किया
मंगलवार को पीएम मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन का नेतृत्व किया जो वीडियो कॉन्फ्रें सिंग के  माध्यम से आयोजित
किया गया था।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
पीएम मोदी ने वैश्विक हित में "अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण" और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का आह्वान किया, उन्होंने
पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि सदस्य देशों को किसी भी रूप में आतंकवाद का समर्थन नहीं करना
चाहिए। उन्होंने चीन को फोन कर बताया कि अन्य राज्यों की संप्रभुता से समझौता करने वाली कनेक्टिविटी
परियोजनाएं ठीक हैं।
“बेहतर कनेक्टिविटी न के वल आपसी व्यापार को बढ़ाती है बल्कि आपसी विश्वास को भी बढ़ाती है। हालाँकि प्रयासों
में एससीओ चार्टर के  बुनियादी सिद्धांतों को बनाए रखना अनिवार्य है। विशेष रूप से सदस्य देशों की संप्रभुता और
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी।” श्री मोदी ने कहा.
पाकिस्तान के  प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद का इस्तेमाल कू टनीतिक फायदा उठाने के  हथकं डे के  रूप में नहीं
किया जाना चाहिए। चीन के  राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने BRI (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) के  10 साल पूरे होने का जिक्र
किया. उन्होंने अपनी नई वैश्विक सुरक्षा पहल (जीएसटी) का उल्लेख करते हुए "अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हॉटस्पॉट के
राजनीतिक समाधान को प्रोत्साहित करने" का आह्वान किया ताकि हमारे क्षेत्र में ठोस सुरक्षा कवच तैयार किया जा
सके । उन्होंने एससीओ सदस्यों से स्वतंत्र रूप से विदेश नीतियां बनाने का आह्वान किया।
ईरान को SCO का नया सदस्य बनाया गया, अब SCO में ईरान समेत नौ सदस्य हैं.
संयुक्त घोषणा/समझौते
"दिल्ली घोषणा पत्र" पर हस्ताक्षर किये गये
एससीओ देशों के  बीच सहयोग के  क्षेत्रों की रूपरेखा।
“भारत ने डिजिटल भुगतान पर विशेषज्ञता साझा करने की पेशकश की।
कट्टरपंथ का मुकाबला, डिजिटल परिवर्तन "दिल्ली पेडरेशन" में सहयोग के  कु छ क्षेत्र हैं
संयुक्त बयान - एससीओ सदस्यों ने संयुक्त रूप से गैर-संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की "अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के  साथ असंगत"
के  रूप में आलोचना की, जिनका अन्य देशों पर "नकारात्मक प्रभाव" पड़ता है। एससीओ सदस्य समूह के  भीतर
भुगतान के  लिए "राष्ट्रीय मुद्राओं" के  उपयोग का पता लगाने पर भी सहमत हुए।
भारत ने चीन के  बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित पैराग्राफ पर सदस्यों में शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत
"एससीओ आर्थिक विकास रणनीति 2030" पर संयुक्त वक्तव्य से बाहर रहा। जैसे कि यह चीन के  BRI पर बात
करता है.
एससीओ के  बारे में भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान और
ईरान इसके  सदस्य हैं
ईरान 0 नवनियुक्त को एससीओ सदस्य के  रूप में शामिल किया गया।
बेल्ट एंड रोड इमिटेटिव (बीआरआई)
चीन की एक सड़क, रेलवे, भाग आदि कनेक्टिविटी परियोजना। भारत, पाकिस्तान के  कब्जे वाले क्षेत्र से होकर
गुजरता है, उसने सहानुभूति रखने वालों से 8 जुलाई को भारतीय दूतावास तक मार्च करने का आग्रह किया।
ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के  पोस्टरों में संबंधित देशों में भारतीय उच्चायोग की तस्वीरें थीं।
मंगलवार को सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मिशन में आग लगाने की भी कोशिश की गई.
हरदीप सिंह निज्जर एक खालिस्तान समर्थक आतंकवादी था जो पारित संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स (KTF) से
जुड़ा था।
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वह कनाडा में KTF के  प्रमुख हैं।
जून, 2023 में निज्जर की कु छ अज्ञात व्यक्तियों ने हत्या कर दी थी।

भारत ने खालिस्तान पोस्टरों पर कनाडा के  समक्ष विरोध दर्ज कराया
खालिस्तान प्रचारकों द्वारा कनाडा में भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाने वाले पोस्टर लगाए जाने के  बाद विदेश
मंत्रालय (एमईए) ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया।
नई दिल्ली में कनाडाई राजदूत। विदेश मंत्रालय ने तलब किया था.
पोस्टरों में खालिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के  विरोध में 8 जुलाई को टोरंटो में खालिस्तानी समर्थकों
को इकट्ठा होने का आह्वान किया गया है। पोस्टर में "भारत को मार डालो" शब्द लिखे थे और कनाडा में दो शीर्ष
भारतीय राजनयिकों की तस्वीरें "टोरंटो में शहीद निज्जर के  हत्यारे के  चेहरे" के  साथ प्रदर्शित की गई थीं। पोस्टर
इंटरनेट के  माध्यम से दुनिया भर में फै ल गए।

सा में उद्धव खेमे का कहना है कि स्पीकर अयोग्यता प्रक्रिया में देरी कर रहे हैं।
NCP के  विभाजन के  बाद महाराष्ट्र की राजनीति में तनाव के  बीच. महाराष्ट्र विधानसभा के  अध्यक्ष राहुल नलवेलकर
द्वारा सीएम एकनाथ शिंदे की अयोग्यता प्रक्रिया में देरी को लेकर शिवसेना (यूबीटी) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
की है। “अदालत के  लिए स्पीकर को अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने का निर्देश देना अनिवार्य है, इससे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को सीएम एकनाथ शिंदे सहित कु छ विधायकों को अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया था।
एकनाथ शिंदे को एमवीए के  नेतृत्व वाले स्पीकर ने अयोग्य घोषित कर दिया था, जब उन्होंने “(महाविकास अघांडी)
पार्टी को तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन बाद में नवनियुक्त स्पीकर ने इस फै सले को पलट दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कु छ महीने पहले अपने फै सले में स्पीकर को इस संदर्भ में एकनाथ शिंदे और कु छ अन्य विधायकों को
अयोग्य घोषित करने का निर्देश दिया था।

बैंकर समाशोधन अभ्यास आज से मणिपुर में शुरू होगा।
मणिपु के  सीएम एन. बीरेन सिंह ने सोमवार को एक बैठक के  बाद यह बात कही है
पहाड़ियों और घाटी क्षेत्रों में स्थापित बैंकरों को सुरक्षा बलों द्वारा हटा दिया जाएगा।
बंकरों का निर्माण मैतेई और कु की समुदायों द्वारा किया गया है। जहां दो समुदायों की बस्तियां एक दूसरे से सटी हुई हैं.
नागरिकों को निशस्त्र करना भी एक प्राथमिकता है, बार-बार अनुरोध के  बाद भी कई हथियारों को नागरिकों द्वारा नेटवर्क  नहीं
किया गया है। पुलिस से 4 लाख से अधिक हथियार और लाखों गोला-बारूद लूटे गए हैं, के वल 1,150 हथियार वापस किए
गए हैं।
सीएम ने कहा है कि हथियारों की तलाशी के  लिए लोगों की तलाशी शुरू की जायेगी.
हिंसा भड़क उठती है
मंगलवार को थौबल जिले में पुलिस शिविर से हथियार लूटने की कोशिश कर रही भीड़ पर सुरक्षा बलों की गोलीबारी में एक
व्यक्ति की मौत हो गई।

बीजेपी ने चार राज्यों में चुने नए प्रमुख, सरकार में फे रबदल की भी चर्चा
नए राज्य प्रमुखों का                   राज्य
बाबूलाल मरांडी                         झारखंड
सुनील जैकन                              पंजाब
डी. पुरंदस्वामी                          आंध्र प्रदेश
जी किशन रेड्डी                           तेलंगाना



सरकार सीमावर्ती क्षेत्रों में बाल तस्करी में मदद करेगी, पुनर्वास गृह स्थापित करेगी।
कें द्र ने बाल तस्करी से निपटने के  लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करने का निर्णय लिया है।
महिला एवं बाल विकास मंत्री पड़ोसी देशों से तस्करी पीड़ितों की सुरक्षा और पुनर्वास के  लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में राज्यों
और कें द्र शासित प्रदेशों को घर स्थापित करने के  लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी।
ये घर तस्करी के  पीड़ितों, जिनमें से अधिकांश बच्चे और नाबालिग हैं, को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श, प्राथमिक
स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य दैनिक ज़रूरतें प्रदान करेंगे।
बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की तस्करी ज्यादातर नेपाल बांग्लादेश म्यांमार से भारत में की जाती है।
ये मिशन वात शल्य और निर्भया मिशन के  तहत किया जाएगा।

यूसीसी पर कें द्रीय मंत्री ने कहा, आदिवासी आबादी के  रीति-रिवाजों का सम्मान किया जाएगा।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री और पूर्व कानून राज्य मंत्री। एस.पी.बघेल सिंह ने बताया कि भाजपा आदिवासी
समुदायों का अत्यंत सम्मान करती है और उनके  सामाजिक और धार्मिक रीति-रिवाजों को ठेस पहुंचाने के
लिए कु छ भी नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट्स के  मुताबिक, यूसीसी पर एक पैनल मीटिंग के  दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि बड़ी आदिवासी
आबादी वाले पूर्वोत्तर राज्य जो अनुच्छेद 371 के  तहत आते हैं, उन्हें यूसीसी से छू ट दी जाएगी।
यूसीसी - समान नागरिक संहिता।

कोर्ट ने पुलिस क्लोजर रिपोर्ट पर नाबालिग पहलवान से जवाब मांगा
यहां की एक अदालत ने POCSO मामले में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट पर एक नाबालिग पहलवान से जवाब
मांगा है।
एक नाबालिग ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, इसके  तहत एक एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में
उसे वापस ले लिया गया क्योंकि उसने मजिस्ट्रेट के  सामने अपना बयान बदल दिया था। नाबालिग के  पिता ने बताया
कि उसने गुस्से में आकर झूठा के स दर्ज कराया है.

अर्थव्यवस्था
मेटा इस सप्ताह इंस्टाग्राम के  माध्यम से ट्विटर चैलेंजर ऐप थ्रेड पेश करेगा।
मेटा प्लेटफ़ॉर्म ने ट्विटर प्रतिद्वंद्वी माइक्रोब्लॉगिंग ऐप को लॉन्च करने की योजना बनाई है जिसे थ्रैड्स कहा जाता है।
ट्विटर ने हाल ही में सोशल मीडिया साइट पर कितने पुराने उपयोगकर्ता पढ़ सकते हैं, इस पर अस्थायी सीमा लागू
करने के  लिए आलोचना की है।
2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को 44 अरब में खरीद लिया है.
ट्विटर के  मास्टोडान और ब्लू स्काई ओ जैसे विकल्पों के  उपयोगकर्ताओं में वृद्धि देखी गई है, लेकिन वे ट्विटर को
चुनौती देने में सक्षम नहीं हैं।
'थ्रेड्स' ट्विटर के  लिए एक विश्वसनीय खतरे का प्रतिनिधित्व करता है

META – chief Mark Jukerberg.

Facebook Instagram      Whatsapp



इजराइल के  जेनिज्म हमले में मरने वालों की संख्या बढ़ गई, तेल अवीव में फिलीस्तीन के  आठ
घायल हो गए।
मंगलवार को एक हेम्स आतंकवादी ने तेल अवीव में एक भीड़ भरे बस स्टॉप में तोड़फोड़ की और लोगों पर पथराव
शुरू कर दिया, जिसमें आठ लोग घायल हो गए। इसे पश्चिमी तट के  ज़ेनिम में इज़रायली बलों द्वारा किए गए सैन्य छापे
की प्रतिक्रिया के  रूप में देखा जा रहा है जिसमें अब तक 10 लोग मारे गए हैं।
हमास ने तेलावीव के  हमलावर की "शहीद सेनानी" के  रूप में प्रशंसा की और कहा कि यह हमला "कायरतापूर्ण और
जेनिस में सैन्य अभियान का बदला था।

स्टोलटेनबर्ग एक और वर्ष के  लिए नाटो के  शीर्ष पर बने रहेंगे।
नाटो महासचिव जेन्स स्टोलटेनबर्ग एक और 31 देशों के  सैन्य गठबंधन के  लिए पद पर बने रहेंगे।
श्री स्टोलन बेग नॉर्वे के  पूर्व प्रधान मंत्री हैं और 2014 से नाटो का नेतृत्व कर रहे हैं।

        दुनिया       

लड़ाई तेज होने पर सूडान का लड़ाकू  विमान मार गिराया गया:-
आरएसएफ के  पास भारी लड़ाई के  साथ सूडानी सेना का शिविर है।
खार्तूम में आरएसएफ ने कहा कि उसने सूडानी सशस्त्र बलों के  जेट विमानों को मार गिराया है।

हिंसा का चरम बीत चुका है : नैक्रॉन ने कहा
फ़्रांस के  राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रॉन ने अधिकारियों को "गहरे कारण" की खोज करने का आदेश दिया है



जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) प्रदर्शन
इस महीने जीएसटी को एक और साल पूरा हो गया। पिछले कु छ वर्षों में जीएसटी संग्रह में वृद्धि हुई है। इस जून में
जीएसटी संग्रह 1.6 लाख करोड़ को पार कर गया, ऐसा के वल चौथा अवसर है, इस वर्ष जीएसटी संग्रह में साल दर
साल वृद्धि 12% अधिक दिख रही है।

संपादकीय जीएसटी के  बारे में है।

  सम्पादकीय-1         

एक इंकम लेट रिफोरवी

 लाभ के  बावजूद, अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था अभी भी वास्तव में सरल या कु शल नहीं बन पाई है

ऐसे मामले जो अनसुलझे हैं और आगे चुनौती देने वाले हैं। विवाद समाधान उद्योग के  लिए एक
दर्दनाक प्रक्रिया बनी हुई है, हालांकि वित्त मंत्रालय ने विवाद समाधान को फास्ट ट्रैक करने के  लिए
जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है, लेकिन इसे अभी तक
स्थापित नहीं किया गया है।
बिजली, पेट्रोलियम और रियल स्टेट अभी भी जीएसटी के  दायरे से बाहर हैं, इसके  बिना जीएसटी में सुधार सीमित है।

पांच कर ब्लॉक
परिवहन के  लिए ई-वे बिल.
राज्यों को मुआवजा 2026 तक दिया जाएगा।

जीएसटी की कु छ विशेषताएं

                                     GST                              
 

        CGST                 SGST         IGST for inter state 
 Collected by centre



ट्विटर याचिका आयन कर्नाटक के  बारे में
 कोर्ट
सरकार के  39 यूआरएल को ब्लॉक करने के  आदेश के  बाद ट्विटर इंक अदालत में चला गया है।
सरकार का रुख
सरकार ने अनुच्छेद 19(2) के  तहत सार्वजनिक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कु छ यूआरएल पर
प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया था।
अनुच्छेद 14 (2) कहता है कि सरकार सार्वजनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, शालीनता आदि जैसे कु छ मामलों में
कलंक और अभिव्यक्ति को प्रतिबंधित कर सकती है।
अदालत ने फै सला सुनाया कि ट्विटर अपने श्रापों के  पाठ्यक्रम को उजागर नहीं कर सकता है जिन्होंने खाता स्तर के
निलंबन का सामना करने वालों में से कोई शिकायत नहीं व्यक्त की है और हस्तक्षेप करने वाले को हतोत्साहित नहीं
किया है।
इसने फै सला सुनाया कि ट्विटर जैसी विदेशी संस्था आह्वान और अभिव्यक्ति नहीं कर सकती। अदालत ने अवरोधक
आदेशों का अनुपालन नहीं करने के  बावजूद बहुत अधिक "सट्टा मुकदमेबाजी" के  लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया।
हालाँकि संपादकीय अदालत के  आदेशों से खुश नहीं दिखता है। यह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हवाला
देता है और कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को इसे स्पष्ट करना चाहिए।

संपादकीय किस बारे में है?
हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने एक फै सले में सरकारी दिशानिर्देशों का पालन न करने और याचिका
दायर करने के  लिए ट्विटर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया।

  सम्पादकीय-2         

ट्विटर को विफल करना


